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जिसका उत्‍तर 24 नवम्‍बर, 2014 को दिया जाना है ।
.....
नई जल नीति
149.  श्री के.सी. त्‍यागी :

श्री पि. भट्टाचार्य :
क्‍या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(1) क्‍या यह सच है कि देश में नदी जल से संबंधित सभी समस्‍याओं के निदान हेतु एक नई जल नीति की आवश्‍यकता है ;

(2) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्‍या प्रतिक्रिया है ;

(3) क्‍या यह भी सच है कि जल समस्‍याओं के निदान हेतु कुछ वर्ष पहले राष्‍ट्रीय जल नीति बनाई गई थी ; और 
(4) यदि हां, तो यह नीति कब बनाई गई थी और उक्‍त नीति के अन्‍तर्गत समस्‍याओं के समाधान हेतु कार्यान्वित की जाने वाली योजना तथा उनके कार्यान्‍वयन की तिथि क्‍या-क्‍या हैं ?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्‍य मंत्री  (प्रो. सांवर लाल जाट)
(क) से (घ)
राष्‍ट्रीय जल नीति में कानूनों और संस्‍थाओं की एक प्रणाली बनाने तथा एक समान राष्‍ट्रीय परिदृश्‍य में कार्य योजना के लिए एक ढांचा प्रस्‍तावित करने हेतु वर्तमान स्थिति को पहचानने की आवश्‍यकता है । सभी राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों  को सदस्‍यों के रूप में शामिल करते हुए राष्‍ट्रीय जल संसाधन परिषद ने राज्‍यों के बीच हुई आम सहमति के आधार पर दिसम्‍बर, 2012 में राष्‍ट्रीय जल नीति को अंगीकार किया था ।

राष्‍ट्रीय जल नीति (2012) ने देश के जल संसाधन के संरक्षण, विकास और प्रबंधन के लिए विभिन्‍न सिफारिशें की हैं । राष्‍ट्रीय जल  नीति, 2012 की प्रमुख विशेषताओं में राष्‍ट्रीय जल ढांचा कानून की आवश्‍यकता; नदियों की पारिस्थितिकीय आवश्‍यकताओं को पूरा करना; जलवायु परिवर्तन के साथ अनुकूलन, विभिन्‍न उद्देश्‍यों के लिए जल उपयोग के मानक, एक जल विनियामक प्राधिकरण की स्‍थापना और जल संसाधन परियोजनाओं के प्रबंधन में समुदाय की सहभागिता को बढावा देना शामिल हैं ।

विभिन्‍न सिफारिशों के कार्यान्‍वयन के लिए भिन्‍न-भिन्‍न समयावधि की आवश्‍यकता होगी । इसमें राज्‍यों के सक्रिय सहयोग एवं समर्थन की भी आवश्‍यकता है । तदनुसार, राष्‍ट्रीय जल नीति, 2012, उचित कार्रवाई हेतु सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों और केन्‍द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित की गई है । 
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